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कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2004 
फा. सं. 8 -2 / 2003 - नीति /( ई एस ). - बागवानी , पशुधन , डेयरी और मात्स्यिकी सहित भारतीय किसानों के 
सामने आने वाले विभिन्न मामलों की जांच और विविधीकृत कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व में सुधार लाने के 
लिए उपयुक्त हस्तक्षेपों पर सुझाव देने तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन का 
प्रश्न हाल के वर्षों में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है । तदनुसार ग्रामीण निर्धनता को कम करने तथा नई सदी में 
कृषक समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु त्वरित, विविधीकृत कृषि विकास के लिए नीतियों , कार्यक्रमों और उपायों 
की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थविषयों के साथ एक राष्ट्रीय कृषक आयोग ( एन . सी . एफ . ) 
के गठन का निर्णय लिया है : 


भारतीय कृषि की स्थिति की समीक्षा करना और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के किसानों की 
स्थितियों का मूल्यांकन करना तथा असंतुलनों और असमानताओं के लिए उत्तरदायी कारणों का 
पता लगाना और देश में सतत व एक समान कृषि विकास प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाना । 


कृषि और ऐसे समवर्गी क्षेत्रों जिनमें अधिक आय देने वाली कृषि शामिल है , की उत्पादकता और 
उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सिफारिशें करना जो 
भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए कृषि की भूमिका और योगदान को इष्टतम 
बनाने के अलावा गरीबी को कम करे तथा लाभप्रद व्यवसाय के रूप में कृषि को व्यवहार्यता प्रदान 
करें और उसे आकर्षक रूप दें । 


___ (1) 
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कृषि प्रौद्योगिकी और आदान वितरण तंत्रों के सृजन और प्रसार का मूल्यांकन करना तथा कृषि 
जैव - प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग 
करते हुए जलवायु पूर्वानुमान अनुप्रयोगों जैसे फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों के विस्तार हेतु कृषक अनुकूल 
ढांचे पर सुझाव देना तथा साथ ही निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता को 
बढ़ावा देकर कृषि सेवाओं हेतु उन्नत वितरण तंत्र की सिफारिश करना । 


दाया 


किसानों की आय और कल्याण तथा साथ ही आर्थिक वातावरण में सुधार के लिए वर्तमान मूल्य 

और विपणन नीति तथा कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों 
में कृषि के अलावा और गैर कृषि रोजगार सुविधाओं के सृजन के लिए बाजार आधारित कृषि 
विविधीकरण एवं कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि अर्थ- व्यवस्था के शीर्ष समेकन के लिए संभावनाओं का 
पता लगाना । 


राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार का वातावरण जिसका छोटी कृषि जोतों की 
जीविका स्थायित्व और व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़े, में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना तथा 
संसाधनहीन कृषक परिवारों की जीविका , भोजन और पोषणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के 
लिए उनकी क्षमता वृद्धि हेतु संस्थागत और अवसंरचनात्मक उपायों पर सुझाव देना । 


अन्य कोई मामला जो प्रासंगिक हो या विशेष रूप से सरकार द्वारा आयोग को भेजा जाये । 


2. 1 आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे : 


अध्यक्ष 


(i) 


श्री सोमपाल 


पूर्ण- कालिक सदस्य 


( ii ) 
(iii ) 


श्री राम बदन सिंह 
श्री वाई०सी० नन्दा 


अंश- कालिक सदस्य 


(iv ) 
(v) 
( vi ) 


डा० आर०एल० पितले 
श्री चिलाकाम रामचन्द्र रेड्डी 
श्री कुंवरजी भाई जादव 
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सदस्य सचिव 


( vii ) 


श्री आर०सी० ए० जैन 


2. 2 श्री आर० सी०ए० जैन सचिव ( कृषि व सहकारिता विभाग) 29. 2. 04 तक सदस्य सचिव के पद का 
अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे और 1 .3.04 से अपनी अधिवर्षिता के बाद पूर्णकालिक प्रभार संभालेंगे । 


2. 3 अध्यक्ष केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के स्तर के होंगे । आयोग के दो पूर्णकालीन सदस्य और सदस्य 
सचिव भारत सरकार के सचिव के स्तर एवं वेतनमान में होंगे । अंशकालिक सदस्य अवैतनिक हैसियत से 
काम करेंगे तथा उनका स्तर यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के 
सचिव के समरूप होगा । अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का होगा । 


3. आयोग यथाशीघ्र अथवा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगा । आयोग 
किसी भी विचारार्थ विषय पर उचित समझने पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 


4 . 


आयोग निम्नलिखित के लिये स्वतंत्र है : 


(i ) विशिष्ट क्षेत्र/ क्षेत्रों अथवा समस्या /समस्याओं के लिए उप - समिति ( यों ) या अध्ययन दल ( दलों) का 
गठन । आयोग किसी भी पहलू , जो इसके विचारार्थ विषय को कवर करता है और इसके काम से 
संबंधित है , के अध्ययन के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर तकनीकी सलाहकारों को भी 
रखेगा । यदि इन मामलों पर कोई अन्य विशेषज्ञ निकाय/ आयोग विचार कर रहा है , तो आयोग को ऐसे 
दक्ष निकायों और आयोगों के साथ विचार -विमर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी ; 


ii ) कृषि, पशुपालन , मात्स्यिकी और कृषि-प्रसंस्करण के क्षेत्र में शामिल विभिन्न केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों के कार्यालयों , अनुसंधान संस्थानों और अन्य संगठनों के दौरे करेगा और उनसे परस्पर विचार 
विमर्श ; 


iii) विचारार्थ विषय में कवर किये गये मामलों में जनता की राय जानने के लिए ज्ञापन एवं प्रतिवेदन 
स्वीकार करना तथा किसानों, विकास प्रशासकों , गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञ और अन्य पणधारियों के 
साथ परस्पर विचार विमर्श करना ; 


iv) 


सरकार के ऐसे सभी रिकार्डो को देखना जिन्हें आवश्यक एवं समुचित समझा जाये , 


v) 


विचारार्थ विषय को पूरा करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाना , जिन्हें आवश्यक समझा जाये । 
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5 . आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु वह देश के किसी भी भाग में बैठने के लिए स्वतंत्र 
होगा । 


6. आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा तथा यथा आवश्यक सूचनाएं और साक्ष्य ले सकेगा । 
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तथा आयोग द्वारा 
अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेंगे । 


7 . कृषि एवं सहकारिता विभाग एन० सी० एफ० को यथा अपेक्षित प्रशासनिक और बजटीय समर्थन 
मुहैया कराएगा । 


8. भारत सरकार को विश्वास है कि आयोग को राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन अपना पूर्ण 
सहयोग एवं सहायता देंगे । 


सतीश चन्द्र , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 10th February, 2004 
F . No. 8 -2 /2003-Policy /(ES ).--- The question of setting up of a High Level Commission to examine 
various issues confronting Indian Farmers and to suggest appropriate interventions for improving the 
economic viability and sustainability of diversified agriculture including horticulture , livestock , dairy 
and fisheries and for doubling the farmers income,has been engaging the attention of the Government 
of India in recent years. Accordingly , in order to recommend policies , programmes and measures for 
accelerated , diversified agricultural development thatwould alleviate ruralpoverty and raise standards 
of living of the farming community in the new millennium , the Governmentof India have decided to set 
up a National Commission on Farmers (NCF ) with the following Terms of Reference : 


• To review the status of Indian agriculture and assess the conditions of the 

different categories of farmers in various regions and identify factors 
responsible for imbalances and disparities and suggest measures for achieving 
sustainable and equitable agricultural development in the country . 


• To recommend appropriate policies and programmes for enhancing the 

productivity and output of agriculture and allied sectors including through High 
Value Agriculture which , besides optimizing the role and contribution of 
agriculture to growth and development of Indian economy, also alleviate 
poverty and impart viability and attractiveness to farming as a remunerative and 
rewarding profession . 
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To evaluate generation and dissemination of agricultural technology and input 
delivery mechanism and to suggest a farmer friendly framework for extension 
of frontier technologies such as agri -biotechnology and climate forecast 
applications using remote sensing technology , information technology and 
communication technology as well as to recommend improved delivery 
systems for agricultural services , promoting participation of private sector and 
non - governmental organizations. 


To analyze the effectiveness of existing price and marketing policies and legal 
regimes for improving the incomes and welfare of the farmers as well as the 
economic environment and to explore the potential for market led agricultural 
diversification and agro processing for creation of off farm and non - farm 
employment opportunities in rural areas and for vertical integration of the 
agricultural economy. 


To take note of the changes taking place in the national and international 
economic and trade environment which have bearing on livelihood 
sustainability and viability of small agricultural holdings and to suggest 
institutional and infra - structural measures for enhancing their ability to ensure 
livelihood , food and nutritional security of the resource poor farming 
households. 


• 


Any other issue, which is incidental to or is specifically referred to the 
Commission by the Government. 


2.1 


The Commission will consist of the following : 


Chairman 
Shri Sompal 


(i) 


Full- time Members 
Shri Ram Badan Singh 
Shri Y .C . Nanda 


(iii) 


Part- time Members 
Dr. R .L . Pitale 
Shri Chilakam Ramachandra 
Reddy 
Shri Kunverji Bhai Jadav 


( vi) 


Member Secretary 
Shri R .C .A . Jain 


(vii ) 
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2 . 2 . Shri R . C . A . Jain , Secretary , Department of Agriculture & Cooperation will hold 
the additional charge of the post of Member Secretary , NCF till 29 .2 .04 and full- time 
charge w .e .f. 01. 3 .04 on his superannuation . 


2 . 3 . The Chairman will be of the rank of a Union Cabinet Minister. The two full 
time Members and the Member Secretary of the Commission will be in the rank and 
pay of Secretary to the Government of India . The part -timeMembers will function in an 
honorary capacity and will have the status of Secretary to the Government of India for 
the purpose of TA /DA and other similar entitlements . The term of the Chairman , 
Members and Member Secretary shall be for a period of two years . 


3 . The Commission will make its recommendations as soon as practicable and in 
any case within a period of two years . The Commission may submit Interim Report (s ) on 
any of the Terms of Reference that it may deem fit: 


4 . 


The Commission will be free to : 


set up Sub - Committee (s) or Study Team (s ) for specific discipline (s) or 
problem ( s ). The Commission may also engage technical consultants on 
whole - time or part - time basis to study any aspect, which is covered by its 
Terms of Reference and which is relevant for its work . If there is any other 
expert body /commission going into these matters , the Commission shall be 
provided the facility of consultations with such expert bodies and 
commissions; 


visit and interact with various Central and State Governments Offices , 
Research Institutions and other Organizations engaged in the field of 
Agriculture , Animal Husbandry , Fisheries and Agro - Processing ; 


accept memoranda and representations and convene interactions with 
stakeholders including farmers , development administrators, Non 
Government Organizations , experts , and other stakeholders to seek public 
opinion in matters covered by the Terms of Reference ; 


access all such records of the Government as considered necessary and 
appropriate ; 


v) take all such steps as are deemed necessary in furtherance of its Terms of 

Reference . 


5 . 

The Commission will have its headquarters at New Delhi but will be free to have 
sittings in any part of the country . 
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6 . The Commission will devise its own procedure . It may call for such information 
and take evidence , as it may consider necessary . The Ministries /Departments of the 
Government of India will furnish such information and documents and render such 
assistance as may be required by the Commission . 


7 . The Department of Agriculture & Cooperation will provide administrative and 
budgetary support to the National Commission on Farmers as required . 


8 . The Government of India trust that the State Governments and Union Territories 
Administrations will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance . 


SATISH CHANDER , Jt. Secy. 
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